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भारतीय संघीय व्यवस्था में केन्द्र-राज्य संबधंों का स्वरूप 
 

Rekha Suthar 

NET in political science, Fatehpur, Tehsil -Khamnor (Rajsamand) Rajasthan, India 

 

शोध सारांश - भारत में संघीय शासन के कारण केन्द्र तथा राज्यों के क्षेत्र एवं सीमाओं का ननर्ाारण ककया गया है। 
संववर्ान की अनुसूची-7 में सूची व्यवस्था के माध्यम से केन्द्र एवं राज्यों के कायों, अधर्कारों एवं दानयत्वों का स्पष्ट 
उल्लेख कर केन्द्र एवं राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वायत्तता देने का प्रयास ककया गया है।  
 

देश की संघीय व्यवस्था में केन्द्र-राज्य सम्बन्द्र्ों के मध्य ववद्यमान तनावों को दरू करने के ललए समय-समय पर 
आयोगों, पररषदों एव ं परामशी संगठनों का गठन ककया गया है। केन्द्र-राज्य सम्बन्द्र्ों में मरु्रता लाने के ललए 
आवश्यक है कक केन्द्र सरकार पूवााग्रह से मुक्त होकर संववर्ान के अनुरूप अपने कत्ताव्यों का ननवाहन करें।  
 

इसके बावजूद भी यदद आवश्यक हो तो भारत में 'यूननयन ऑफ स्टेट्स' की व्यवस्था के अन्द्तगात ववशेष पररस्स्थनतयों 
में केन्द्र को आवश्यक ननदेश देने तथा राज्यों को कुछ काया ववशेष संपाददत करन ेतथा अनेक बार केन्द्र संघ सूची में 
सस्म्मललत ववषय/ववषयों पर राज्य सरकार/सरकारों को कनतपय काया संपाददत करन ेका दानयत्व सौंप सकता है।  
 

भारतीय संववर्ान का बाह्य रूप संघात्मक है और आन्द्तररक रूप एकात्मक। जैसा कक स्पष्ट है संववर्ान में भारत को 
'राज्यों का संघ' कहा गया है। भारतीय संववर्ान में संघात्मकता के लक्षण पाए जात ेहैं वह ं कुछ लक्षण एकात्मकता के 

भी पाए जात ेहैं। हमारे संववर्ान ननमााता भारत में संघात्मक शासन स्थावपत करना चाहते थे, लेककन संववर्ान में 'संघ' 
शब्द का प्रयोग कह ं पर भी देखने को नह ं लमलता है। वरन ्संघ के स्थान पर 'राज्यों का संघ' शब्द का प्रयोग ककया 
गया है।  
 

संकेताक्षर: सहकार  संघ, ननयोजन प्रकिया, अन्द्तरााज्यीय पररषद्, वववाददत मुद्दे। 
 

I. पररचय 
 

भारतीय संववर्ान केन्द्र-राज्यों के मध्य सहयोग, पारस्पररक सम्बन्द्र् और सौहादा स्थावपत करन ेका प्रयत्न करता है। 
संववर्ान में कुछ ऐस े प्रावर्ान ककए गए हैं जो सामन्द्जस्य के तौर तर कों पर प्रकाश डालत े हैं। केन्द्र एव ं राज्य 
सरकारों के बीच सामन्द्जस्यपूणा सम्बन्द्र्ों की स्थापना करने वाल  संघीय व्यवस्था को सहयोगी 'संघवाद' की संज्ञा द  
जाती है। इस व्यवस्था में सघंीय सरकार को सशक्त बनाया गया है, परन्द्तु राज्य सरकारें भी अपने क्षते्रों में कमजोर 
नह ं हैं।  
केन्द्र एवं राज्य सरकारों की एक दसूरे पर ननभारता इस शासन प्रणाल  का मुख्य लक्षण होता है। भारत में ससंद य 
व्यवस्था को अपनाया गया है, देश की ववलभन्द्नता को दृस्ष्टगत रखते हुए संघात्मक प्रणाल  को अंगीकार ककया गया 
है। देश में यहां की पररस्स्थनतयों के अनुरूप 'भारत राज्यो का एक संघ' होगा को अपनाया गया है। अमेररका में 
सामान्द्य सरकार एव ंक्षेत्रीय सरकारें दोनों सीरे् लोगों से जुडी होती हैं, प्रत्येक नागररक दोनों सरकारों के अर्ीन होत ेहैं। 
भारतीय संववर्ान के राष्र य 
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संववर्ान में राष्र य नागररकता को अपनाया गया है। संववर्ान ननमााण के समय संववर्ान ननमााताओं के समक्ष मुख्य 
प्रश्न था कक उसका स्वरूप कैसा होगा? इस प्रश्न पर उनके द्वारा मध्य मागा का अनुसरण ककया गया। भारतीय 
संववर्ान का बाह्य रूप संघात्मक है और आन्द्तररक रूप एकात्मक। जैसा कक स्पष्ट है संववर्ान में भारत को 'राज्यों 
का संघ' (Union of states) कहा गया है।  
 

भारतीय संववर्ान में संघात्मकता के लक्षण पाए जात ेहैं वह ं कुछ लक्षण एकात्मकता के भी पाए जात ेहैं। हमारे 
संववर्ान ननमााता भारत में संघात्मक शासन स्थावपत करना चाहत ेथे, लेककन संववर्ान में 'संघ' शब्द का प्रयोग कह ं 
पर भी देखने को नह ं लमलता है। वरन ्संघ के स्थान पर 'राज्यों का संघ' शब्द का प्रयोग ककया गया है। भारत में 
केन्द्र यकरण की प्रवनृत के बावजूद भी प्रशासननक स्वरूप वाले भारतीय संघ के राज्यों के हाथों में देश के शासन का 
बहुत बडा भाग है। यद्यवप आधथाक मामलों में राज्यों को केन्द्र पर अत्यधर्क ननभार रहना पडता है। केन्द्र-राज्य 
सम्बन्द्र्ों में मरु्रता लाने के ललए यह आवश्यक है कक दोनों के मध्य ववश्वास का एक सदुृढ सम्पका  सूत्र स्थावपत हो। 
उपयुाक्त इन सब बातों के बावजूद भी केन्द्र तथा राज्यों के मध्य कुछ वववादास्पद ववषय भी पाए जात ेहैं। 
 

II. केन्द्र-राज्य सम्बन्द्धों के मध्य तनाव की स्स्थतत 
 

भारतीय संघ व्यवस्था की केन्द्र-राज्य सहयोग प्रारम्भ में मुख्य ववशेषता थी, लेककन समय गुजरने के साथ-साथ 

भारतीय संघीय प्रणाल  के मजबूत होने के साथ केन्द्र-राज्य सम्बन्द्र्ों में अनेक वववाद के क्षेत्र उभरे हैं। सन ्1967 से 
पूवा 'पस्डडत नेहरू युग' में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्द्र् मरु्र रहे हैं।'  
 

इस कालावधर् में देश के राजनीनतक क्षक्षनतज पर कांग्रेस दल का एकाधर्कार था, फलतः केन्द्र और राज्यों के मध्य 
संघषा की स्स्थनत उत्पन्द्न नह ं होती थी। इस समय अनेक ऐसे ववषय हैं, स्जनमें वववादास्पद स्स्थनत ववद्यमान है।  
वववाद के कनतपय ववषय इस प्रकार हैं - 
 

राज्यपाल का पद- राज्यपाल की ननयुस्क्त भारत के राष्रपनत के द्वारा की जाती है तथा संघीय सरकार की इसमें 
मुख्य भूलमका होती है। राज्यपाल की ननयुस्क्त को लेकर केन्द्र-राज्य सम्बन्द्र्ों में टकराव की स्स्थनत पायी जाती है। 
चतुथा आम चुनावों के पश्चात राज्यपालों के अधर्कार क्षते्र, ननयुस्क्त के तर के आदद को लेकर केन्द्र तथा राज्यों में 
मतभेद उत्पन्द्न हुए हैं।  
 

राज्यपाल पद सम्बन्द्र्ी वववाद में एक और कडी जोडने का काया 26 मई 2014 को गदठत नवीन कें र सरकार के 

द्वारा ककया गया। सरकार द्वारा कई राज्यों के राज्यपालों को पद स ेबेवजह हटाया गया और उनके स्थान पर भाजपा 
के सदस्यों व उनकी ववचारर्ारा से जुडे व्यस्क्तयों को पुरस्कार स्वरूप इस पद से नवाजा गया। सरकार के द्वारा 
महाराष्र के राज्यपाल के. शंकर नारायण का लमजोरम ककया गया, लेककन उन्द्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे ददया।  
 

सन ्2012 में संप्रग सरकार ने शंकर नारायण को द्ववतीय कायाकाल के रूप में ननयुक्त ककया था तथा सन ्2017 
तक उनका कायाकाल ननर्ााररत था। गुजरात की राज्यपाल कमला बेननवाल का स्थानान्द्तरण लमजोरम ककया गया तथा 
कुछ समय पश्चात पद के दरुूपयोग के आरोप में उन्द्हें बखाास्त कर ददया गया। कांग्रेस दल के पवूा नेता वीरेन्द्र 
कटाररया को पुड्डुचेर  के उप राज्यपाल पद् से इटावा गया।  
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बी. एल. जोशी (उत्तर प्रदेश) एम.के. नारायणन (पस्श्चम बंगाल) शेखरदत्त (छत्तीसगढ़) बी.वी. वांचू (गोवा) अस्श्वनी 
कुमार (नगालैडड) एवं बी.वी. पुरुषोत्तम (लमजोरम) के राज्यपालों को भी त्यागपत्र देने के ललए वववश ककया गया। 
उत्तराखडड के राज्यपाल अजीज कुरेशी के द्वारा राज्यपाल पद से त्यागपत्र देने के दबाव के ववरुद्र् उच्चतम न्द्यायालय 

में प्राथाना पत्र प्रस्तुत ककया। अपने प्राथाना पत्र में उन्द्होंने कहा कक संववर्ान के अन्द्तगात राज्य का राज्यपाल केन्द्र 
सरकार का सेवक नह ं होता कक उसको अपनी इच्छानुसार जब चाहे पद से बखाास्त कर ददया जाए। राष्रपनत के द्वारा 
राज्यपाल ननयुक्त ककया जाता है और हटाने का अधर्कार भी उन्द्हें ह  है, ककसी अन्द्य के पास राज्यपाल को हटाने की 
शस्क्त नह ं है। राज्यपाल के पद से बखाास्तगी के संदभा में उच्चतम न्द्यायालय ने सन ्2010 में एक व्यवस्था द  थी।  
 

उच्चतम न्द्यायालय ने बी. पी. लसघंल के मामल ेमें स्पष्ट ककया था कक, उसी राज्यपाल को पद स ेहटाया जा सकता 
है, जो राष्रपनत का ववश्वास खो चुका है। लेककन इसके ललए ठोस कारण का होना आवश्यक है। राज्यपाल को हटात े
समय कारण स्पष्ट करना आवश्यक नह ं है, लेककन राज्यपाल को इसी आर्ार पर नह ं हटाया जा सकता कक केन्द्र में 
सत्ता पररवतान हो गया है तथा सम्बस्न्द्र्त राज्यपाल केन्द्र की ववचारर्ारा से लभन्द्न है। 
 

संववधान का अनुच्छेद 356 - भारतीय संववर्ान का अनुच्छेद-356 प्रारम्भ से ह  वववादास्पद रहा है, इसके कारण केन्द्र 
तथा राज्यों के सम्बन्द्र् सहज नह ं रहे हैं। हडबडी में एक मात्र समार्ान के रूप में अनुच्छेद- 356 का प्रयोग करने 
वाला केन्द्र ह  अनुच्छेद- 355 के प्रावर्ानों का इस्तेमाल नह ं करता। भारतीय संववर्ान के अनुच्छेद- 355 में भी 
व्यापक अधर्कार उपलब्र् हैं। ऐसे अधर्कार, स्जनमें अनुच्छेद- 356 के प्रयोग की स्स्थनत ह  उत्पन्द्न नह ं हो।  
 

सरकाररया आयोग ने इस ववषय पर ववचार करत े हुए पाया कक मंत्रत्रमंडल को ववर्ानसभा में बहुमत होने के बावजूद 
13 मामलों में राष्रपनत शासन को लागू ककया गया, ऐसे 15 मामलों में स्जनमें मंत्रत्रमडडल ने त्यागपत्र दे ददया था, 
अन्द्य दावेदारों को वैकस्ल्पक सरकार बनाने का अवसर नह ं ददया गया था और न ह  उन्द्हें ववर्ानसभा में अपने बहुमत 
समथान का पर क्षण देने का अवसर प्रदान ककया गया। सरकाररया आयोग ने केवल 26 मामलों में ह  राष्रपनत शासन 
लागू करन ेको अपररहाया माना है। 
 

ववभभन्द्न योजनाओं एवं ववत्त सम्बन्द्धी वववाद- भारत में ननयोजन की प्रकिया के सम्बन्द्र् में राज्यों को सहभाधगता देने 
के उद्देश्य स ेसन ्1952 में राष्र य ववकास पररषद् (National Development Council) की स्थापना मंत्रत्रमडडल के 

प्रस्ताव द्वारा की गई थी। स्जससे केन्द्र तथा राज्यों के मध्य ववत्तीय समन्द्वय को स्थावपत ककया जा सके, लेककन 
संघीय शासन व्यवस्था में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य ववत्तीय एवं योजना सम्बन्द्र्ी प्रश्नों को लेकर तनाव उपस्स्थत हैं।  
सन ्1967 के चतुथा आम चुनावों के पश्चात केन्द्र तथा राज्यों के मध्य ववत्तीय एवं योजनाओं से सम्बस्न्द्र्त ववषयों 
को लेकर वववाद उभरे हैं। ववत्त आयोग एवं योजना आयोग द्वारा ववत्तीय संसार्नों की ववतरण व्यवस्था से अधर्कांश 

राज्य असन्द्तोष प्रकट कर चुके हैं। सन ्1969 में पहल  बार कुछ राज्यों में चतुथा योजना के प्रारूप को अनौपचाररक 

रूप से अस्वीकृनत प्रदान की गई थी।  
 

राज्यों की मांग रह  है कक उनके साथ भेदभाव नह ं ककया जाना चादहए तथा जो सहायता राज्यों को उपलब्र् कराई 
जाती है वह त्रबना शता के होनी चादहए। मई 1979 में मुख्यमंत्रत्रयों के दो ददवसीय सम्मेलन में केन्द्र द्वारा ववत्तीय 
संसार्नों के ववभाजन के प्रश्न पर काफी वववाद उभर कर सामने आया था। उस समय वववाद ने इतना उग्र रूप र्ारण 
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कर ललया था कक पस्श्चम बगंाल के मुख्यमंत्री ने इस मामले को उच्चतम न्द्यायालय में ल ेजाने का ननश्चय प्रकट 
ककया। 
केन्द्र द्वारा राज्यों को तनदेश- केन्द्र सरकार द्वारा कनतपय मामलों में राज्य सरकारों को ननदेश ददए जात ेहैं, इस 

कारण भी केन्द्र-राज्य सम्बन्द्र्ों में अनेक बार वववाद उत्पन्द्न हो जात ेहैं। यहां पर यह प्रश्न ववचारणीय है कक क्या 
राज्य सरकारों के ललए केन्द्र सरकार के ननदेशों का पालन बाध्यकार  है? यदद राज्य सरकारें केन्द्र की आदेश पालना से 
इनकार करे तो क्या व्यवस्था की जाएगी? जब राज्य की सीमा के अन्द्तगात राज्य सरकारें केन्द्र य सम्पवत्त की सुरक्षा 
न करे तो केन्द्र के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?  
 

ऐसी स्स्थनत भी उत्पन्द्न हो सकती है, जब राष्र य सम्पवत्त की सुरक्षा के ललए केन्द्र सरकार केन्द्र य कमाचाररयों की 
तैनाती करे और राज्य सरकार द्वारा उसका ववरोर् ककया जाए। इन सभी उपरोक्त प्रश्नों पर केन्द्र-राज्य सम्बन्द्र्ों में 
समय-समय पर वववाद प्रकट होत ेरहे हैं। केन्द्र य सरकार के द्वारा जब राष्र य सम्पवत्त की सुरक्षा के ललए केन्द्र य 
ररजवा पुललस बल को कुछ राज्यों में तैनात ककया तो केरल, पस्श्चम बंगाल और तलमलनाडु की सरकारों ने केन्द्र के 

इस कदम पर ववरोर् प्रदलशात ककया था। इससे कें न्द्र और राज्यों के सम्बन्द्र्ों में कटुता उत्पन्द्न हो गई थी।  
 

18 लसतम्बर 1968 को केन्द्र य कमाचाररयों की हडताल का सामना करन े के ललए केन्द्र सरकार ने राज्यों को एक 

अध्यादेश द्वारा आवश्यक ददशा-ननदेश ददए। लेककन केरल की साम्यवाद  सरकार ने केन्द्र के अध्यादेश को संववर्ान 
ववरोर्ी और श्रलमक ववरोर्ी कह कर उस ेमानने से इनकार कर ददया। केन्द्र की तरफ स ेजब राज्य में केन्द्र य ररजवा 
पुललस बल तैनात ककया गया तो केन्द्र तथा राज्य सरकार में तनावपूणा स्स्थनत उत्पन्द्न हो गई थी। तत्काल न 
मुख्यमंत्री नम्बूदर पाद ने आरोप लगाया कक राज्य में केन्द्र य ररजवा पुललस बल का आना राज्य के आन्द्तररक मामलों 
हस्तक्षेप है। केन्द्र सरकार इससे बचना चादहए। 
 

III. Iसीबीआई के उपयोग पर तनावपूर्ण स्स्थतत 
 

राज्य सरकारों के द्वारा यह आरोप लगाए जात ेरहें हैं कक केन्द्र सरकार अपने राजनीनतक दहतों की पूनता हेतु सीबीआई 
का दरुूपयोग करती है। उच्चतम न्द्यायालय के द्वारा भी इसकी कायाशैल  पर प्रश्नधचह्न लगात ेहुए इसे 'वपजंरे में कैद 
तोत'े के रूप में पररभावषत ककया गया।  
 

जब तणृमूल कांग्रेस के मंत्री मदन लमत्रा को शारदा धचट फडड घोटाले के आरोप में धगरफ्तार ककया गया तो पाटी के 

सांसदों ने 15 ददसम्बर 2014 को लोकसभा में इसका तीव्र ववरोर् ककया और जोरदार हंगामा ककया। तणृमूल कांग्रेस ने 
आरोप लगाया कक भाजपा का मंतव्य ठीक नह ं है और उसकी सरकार ननजी स्वाथा भावना से प्रेररत होकर काया कर 
रह  है। पाटी के सौगत राय ने कहा कक सीबीआई को प्रर्ानमंत्री के नह ं बस्ल्क लोकपाल के अर्ीन होना चादहए, 
क्योंकक सह  ददशा में इसका प्रयोग नह ं ककया जा रहा है।  
 

प्रत्येक दल जो सत्ता से बाहर होता है, उसके द्वारा इस तरह की बातें की जाती है, लेककन जब उसी दल को सत्ता 
प्राप्त हो जाती है, तो वह इस संस्था पर पूणारूपेण ननयंत्रण रखने की मानलसकता का पररत्याग नह ं कर पाता है। 
सीबीआई जैसी संस्था पर दबाव बनाने की मानलसकता का पररत्याग करना चादहए। 
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नददयों के जल ववतरर् सम्बन्द्धी वववाद- नददयों के जल ववतरण को लेकर केन्द्र-राज्य तथा परस्पर राज्यों में वववाद 
उग्र रूप स ेउभर कर सामने आए हैं। जैसे कावेर  नद  जल वववाद अनेक वषों से चला आ रहा है। इस नद  के जल 

ववभाजन को लेकर कनााटक, तलमलनाडु, केरल एवं पुड्डुचेर  के मध्य वववाद अवस्स्थत है। तलमलनाडु एवं कनााटक के 

ककसानों द्वारा अपने-अपने दहस्से का जल प्राप्त करन ेहेतु अनेक आन्द्दोलन ककए गए हैं तथा इस कारण कई ककसान 

अपनी जान भी गँवा चुके हैं।  
 

भारतीय संघ व्यवस्था में कावेर  नद  वववाद ने राजनीनतक माहौल को काफी उद्वेललत ककया है। नद  जल वववाद 
भववष्य में अनेक समस्याओं की जड बन सकत ेहैं, इसललए अन्द्तरााज्यीय नद  जल के प्रबन्द्र्न को प्राथलमक कायों की 
सूची में रखा जाना चादहए। भारत के उच्चतम न्द्यायालय के द्वारा कहा गया कक नद  की र्ारा पर सबका समान 
अधर्कार है। मुख्य न्द्यायार्ीश द पक लमत्रा, न्द्यायार्ीश अलमताव रॉय और न्द्यायार्ीश एएम खानववलकर की पीठ ने 
16 फरवर  2018 के अपने ननणाय में कहा कक नददयों के जल पर कोई राज्य अपने ववशेषाधर्कार का दावा नह ं कर 
सकता है।  
 

तलमलनाडु और केरल के मध्य 135 वषों स े चले आ रहे कावेर  नद  जल के ववभाजन के सम्बन्द्र् में उच्चतम 

न्द्यायालय के द्वारा महत्वपूणा ननणाय ददया गया। न्द्यायालय ने अपने ऐनतहालसक ननणाय में कावेर  जल वववाद 
न्द्यायाधर्करण (सीडब्ल्यूडीट ) के ननणाय में पररवतान करत ेहुए अंनतम ननणाय ददया। यह ननणाय आगामी 15 वषों तक 

प्रभावी रहेगा। न्द्यायालय के द्वारा तलमलनाडु को लमलने वाले पानी में कटौती की गई तथा कनााटक को लमलने वाले 
पानी की मात्रा में 14.75 ट एमसी फीट की वदृ्धर् की गई। इस ननणाय के अनुसार तलमलनाडु को कावेर  का 177.25 
समेत 404.25 ट एमसी फीट पानी उपलब्र् होगा। सन ्2007 में 192 ट एमसी फीट पानी का आदेश था।  
 

भारतीय संघ व्यवस्था में आए ददन होने वाले नद  जल वववाद देश की राजनीनतक और सामास्जक व्यवस्था के ललए 
ठीक नह ं है। देश के नीनत-ननर्ाारकों एवं समाज को पानी का मूल्य समझना चादहए। 
 

नौकरशाही के सम्बन्द्ध में तनाव - नौकरशाह  को लेकर भी केन्द्र तथा राज्यों के मध्य प्रारम्भ से ह  वववाद रहे हैं। 
भारत में संघीय सरकार अखखल भारतीय सेवाओं के माध्यम स ेराज्य सरकारों पर ननयंत्रण रखती है। संववर्ान में सघं 
तथा राज्यों के ललए अलग- अलग सेवाओं का प्रावर्ान ककया गया है, लेककन हमने त्रिदटश शासन से ववरासत में 
एकरूपीय उच्च प्रशासननक सेवाओं की पद्र्नत भी प्राप्त की है।  
 

इस प्रकार अखखल भारतीय सवेाओं के कमाचार  केन्द्र तथा राज्य दोनों स्थानों पर काया करत ेहैं। संववर्ान में यह भी 
प्रावर्ान ककया गया है कक भारतीय प्रशासननक सेवा और भारतीय पुललस सेवा केन्द्र और राज्यों में समान रूप से काया 
करेगी। सन ् 1967 के आम चुनावों के पश्चात नौकरशाह  के ववषय में तनाव उभर कर सामने आए हैं। राज्यों में 
पुललस प्रशासन को केन्द्रवाद  संघवाद के अन्द्तगात काया करना पडता है। देश के प्रख्यात राजनीनतक ववद्वान प्रोफेसर 
बी. एम. शमाा इस सम्बन्द्र् में ललखते हैं कक, सन ्1967 के वषा को एक ववभाजक वषा का नाम दे सकत ेहैं, जब सात 
राज्यों में कांग्रेस को प्रथम बार पराजय का मुंह देखना पडा।  
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इस समय न केवल केन्द्र और राज्यों में सीर्ी टकराव की स्स्थनत उत्पन्द्न हुई, बस्ल्क कई मुख्यमंत्री राज्यों को अपने 
कामकाज में आन्द्तररक स्वायत्तता देने की भी मांग उठाने लगे तथा उनके द्वारा राज्यों में केन्द्र य पुललस बल का भी 
ववरोर् ककया जाने लगा।  
चतुथा आम चुनावों के पश्चात यह समस्या उभर कर सामने आई कक क्या नौकरशाह  गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों की 
नीनतयों का पालन उसी प्रकार कर पाएगी, स्जस प्रकार से वह अब तक कांग्रेस सरकार की नीनतयों का पालन करती 
थी। केन्द्र तथा राज्यों के मध्य अवस्स्थत मतभेदों को दरू करन ेके उद्देश्य से कुछ संवैर्ाननक उपबन्द्र् भी ककए गए 
हैं, स्जनका वववेचन अर्ोललखखत है- 
 

भारतीय संववर्ान के ग्यारहवें भाग के द्ववतीय अध्याय में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासननक सम्बन्द्र्ों का वणान 
ककया गया है। संववर्ान के अनुच्छेद-73 के अनुसार, केन्द्र की प्रशासननक शस्क्त उन ववषयों तक सीलमत है, स्जन पर 
संसद को ववधर् ननमााण का अधर्कार प्राप्त है। इसी प्रकार अनुच्छेद-162 के अनुसार, राज्यों की प्रशासननक शस्क्तयां 
उन ववषयों तक सीलमत है, स्जन पर राज्य ववर्ानसभाओं को कानून बनाने का अधर्कार है।  
 

समवती सूची के ववषयों के सम्बन्द्र् में प्रशासननक अधर्कार सार्ारणतया राज्यों में ननदहत हैं, लेककन इन राज्य की 
प्रशासननक शस्क्तयों को संघ की ऐसी प्रशासननक शस्क्तयों के द्वारा सीलमत रखा गया है, जो संववर्ान एव ं ववधर् 

द्वारा प्रदत्त हैं।  
 

प्रशासननक सम्बन्द्र्ों के संदभा में केन्द्र को राज्यों के ऊपर ननयंत्रण रखने का अधर्कार प्रदान ककया गया हैं, लेककन 
इसके अनतररक्त राज्यों को स्वायत्तता एवं उत्तरदानयत्वों का व्यापक क्षेत्र लमला हुआ है। इसके बावजूद भी कनतपय 
राजनीनतक पस्डडतों का मानना है कक राज्यों को और अधर्क स्वायत्तता प्रदान की जानी चादहए। 
 

IV. संघीय सरकार द्वारा राज्यों को तनदेश देना 
 

केन्द्र का अधर्क शस्क्तशाल  होना भारतीय संघ व्यवस्था के ललए आवश्यक है। राष्र य एकता को मद्देनजर रखते हुए 
संववर्ान ननमााताओं के द्वारा केन्द्र को अधर्क सशक्त बनाया गया है तथा उस ेमहत्वपूणा अधर्कार प्रदान ककए गए हैं, 
स्जससे वह राज्यों पर उधचत ननयंत्रण रख सके। इस प्रकार व्यवस्था की गई है कक भारतीय संघ प्रणाल  ननबाार् रूप स े

काया कर सके। केन्द्र द्वारा ननयंत्रण के उपाय यहां इंधगत हैं :- 
 

भारतीय संववर्ान के अनुच्छेद-256 के अनुसार केन्द्र सरकार को यह अधर्कार ददया गया है कक वह राज्यों को ननदेश 

दे सके कक उन्द्हें अपनी कायाकार  शस्क्त का उपयोग ककस प्रकार करना चादहए। राष्र य और सैननक महत्व के मागों व 
पुलों आदद का ननमााण सार्ारणतया केन्द्र य सरकार द्वारा ह  ककया जाता है, लेककन केन्द्र सरकार को यह अधर्कार है 
कक वह इस प्रकार के मागों के ननमााण व उनके उधचत रखरखाव के ललए राज्यों को आवश्यक ददशा-ननदेश दे सके। 
इसी प्रकार रेल मागों एवं रेल गाडडयों की सुरक्षा के ललए भी ननदेश जार  ककए जा सकते हैं।  
 

संववर्ान के अनुच्छेद-257 के तहत राज्यों को अपनी कायापाललका शस्क्त का उपयोग इस प्रकार करना चादहए, स्जससे 
संसद द्वारा ननलमात कानूनों की पालना सुननस्श्चत की जा सके। संसद के द्वारा ननलमात कानूनों को कायाास्न्द्वत करने 
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के ललए हर संभव उपायों का प्रबन्द्र् करना प्रत्येक राज्य का कत्ताव्य है। राज्यों का भी यह दानयत्व है। कक वे केन्द्र य 
प्रशासन में कोई व्यवर्ान उत्पन्द्न न करे।  
 

भारतीय संववर्ान के अनुच्छेद- 263 के अन्द्तगात राष्रपनत को यह अधर्कार प्रदान ककया गया है कक वह एक 

अन्द्तरााज्यीय पररषद् की स्थापना करे। यदद राष्रपनत को ककसी समय यह प्रतीत होता है कक जन दहताथा अन्द्तरााज्यीय 

पररषद् की स्थापना की जानी चादहए, तो उनके द्वारा ऐसा ककया जा सकता है। स्जसके महत्वपूणा काया इस प्रकार 
होंगे :- 
 

1. राज्यों के मध्य उत्पन्द्न होने वाले वववादों की जांच करना तथा उनके सम्बन्द्र् में उधचत सलाह एवं सुझाव देना । 
2. राज्यों के मध्य अथवा सघं तथा राज्यों के मध्य सामान्द्य दहतों से सम्बस्न्द्र्त ववषयों की पडताल करना तथा उन 
पर आवश्यक ववचार-ववमशा करना। 
3. इन ववषयों और ववशेषकर इनसे सम्बस्न्द्र्त नीनतयों एवं कायों के शे्रष्ठतम समन्द्वय के सम्बन्द्र् में लसफाररशें 
करना। राष्रपनत इस पररषद् के संगठन एवं प्रकियाओं को ननर्ााररत तथा इसके कत्ताव्यों को पररभावषत कर सकता है। 
ग्रेनववल ऑस्स्टन ने भारतीय संघ को 'सहकार  संघ' के नाम स ेउद्घोधर्त ककया है, अतः केन्द्र और राज्यों के मध्य 
समन्द्वयात्मक एवं सहयोगात्मक सम्बन्द्र् बने रहने परमावश्यक है। देश की संघीय व्यवस्था में केन्द्र-राज्य सम्बन्द्र्ों 
के मध्य ववद्यमान तनावों को दरू करन े के ललए समय-समय पर आयोगों, पररषदों एवं परामशी संगठनों का गठन 
ककया गया है।  
 

V. तनष्कर्ण 
 

केन्द्र-राज्य सम्बन्द्र्ों में मरु्रता लाने के ललए आवश्यक है कक केन्द्र सरकार पूवााग्रह से मुक्त होकर संववर्ान के 

अनुरूप अपने कत्ताव्यों का ननवाहन करे। दल य एवं स्वदहत की बजाय जनदहत एवं राष्र य दहतों को मद्देनजर रखते 
हुए काया योजनाओं का ननर्ाारण ककया जाए। राजनीनतक ववद्वेषता एव ंबदल ेकी भावना से काया नह ं ककया जाना 
चादहए तथा सकारात्मक सोच के साथ केन्द्र और राज्यों की सरकारों को काया करना चादहए, तभी केन्द्र-राज्य सम्बन्द्र्ों 
में सुदृढ़ता और मरु्रता लाई जा सकती है।  
 

उसी व्यस्क्त को राज्यपाल बनाया जाना चादहए, जो ककसी भी राजनीनतक दल स ेजुडा हुआ न हो तथा राज्यपाल की 
ननयुस्क्त करन ेसे पूवा सम्बस्न्द्र्त राज्य के मुख्यमंत्री से आवश्यक रूप से परामशा ककए जाने का प्रावर्ान ककया जाए। 
उच्चतम न्द्यायालय के ननणायों की पालना सुननस्श्चत की जाए तथा इन ननणायों की पालना में शीघ्रता की जाए। 
अनुच्छेद- 356 का प्रयोग करते समय संसद में सवासम्मनत बनाई जाए तथा ववपक्ष की सहमनत आवश्यक रूप से ल  
जाए।  
 

नद  जल वववाद के सम्यक समार्ान हेतु नददयों के जल को राष्र य संपदा घोवषत ककया जाए तथा एक राष्र य जल 

नीनत का ननमााण ककया जाए। केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपनी काया योजनाओं में व्यापक नीनत और उदारवाद  सोच का 
पररचय दें। 
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